भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 46
(जिसका उत्तर 11 दिसम्‍बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
बट्टे खाते के ऋणों की वसूली
46.
श्री कपिल सिब्बलः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि सरकार ने अंतिम छह माह में 55,356 करोड़ रुपए के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख)
पिछले तीन वर्षों से लेकर आज की तिथि तक बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का राज्य/संघशासित क्षेत्र-वार तथा बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग)
इन ऋणों को बट्टे खाते में डाले जाने से पहले इनकी वसूली हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों तथा बैंकों के बोर्डों के द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अनर्जक ऋणों में अन्‍य ऋणों के साथ-साथ वैसे ऋण, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है और जिन्‍हें बट्टे खाते में डालकर संबंधित बैंक के तुलनपत्र से हटा दिया गया है, शामिल हैं। बैंक अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ, पूंजी के ईष्‍टतम उपयोग के लिए अपनी नियमित कार्रवाई के भाग के रूप में अनर्जक आस्तियों को बट्टे खाते में डालता है। ऐसे बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर भुगतान का दायित्‍व बना रहता है। बकाया राशि की वसूली विधिक तंत्र, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी अधिनियम), ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) शामिल हैं, के अंतर्गत निरंतर चलती रहती है। अत: बट्टे खाते डालने से उधारकर्त्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों (सितम्‍बर, 2018 के संबंध में अनंतिम आंकड़े) के अनुसार, वर्तमान वित्‍तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही में बट्टे खाते डालने (समझौता सहित) के कारण पीएसबी के एनपीए में कुल 76,313 करोड़ रुपए की कमी हुई। गत तीन वित्‍तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डालने (समझौता सहित) के कारण पीएसबी के एनपीए में हुई कमी का बैंक-वार वर्ष-वार ब्‍यौरा अनुबंध में दिया गया है। राज्‍य-वार/संघ राज्‍यक्षेत्र-वार आंकड़े केंद्रीय स्‍तर पर नहीं रखे जाते हैं।
(ग): गत चार वर्षों के दौरान पीएसबी की दबावग्रस्‍त आस्तियों के समाधान तथा उनसे वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता मामलों के समाधान हेतु एक एकीकृत ढ़ांचे के सृजन के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 को अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत उधारदाता को नियंत्रक बनाने की पद्धति को अपनाते हुए अंतरिम समाधान के साथ पेशेवर आरंभ में कारपोरेट ऋणकर्ताओं के कार्यों का प्रबंधन अपने हाथ में लेते हैं और विधिक प्रणाली के दुरुपयोग का सहारा लेने की सुविधा समाप्‍त कर दी गई है। इसके साथ इरादतन चूककर्ताओं और एनपीए खातों के साथ जुड़े हुए व्‍यक्तियों को समाधान प्रक्रिया से प्रतिबंधित करके उधारदाता/उधारकर्ता संबंध में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। आईबीसी के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु आरबीआई को प्राधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया है। आरबीआई के निदेशों के अनुसार 39 बड़े चूककर्ताओं, जिनका कुल वित्‍तपोषित एक्‍सपोजर 2.69 लाख करोड़ रुपये है (दिसम्‍बर, 2017 की स्थिति के अनुसार), के संबंध में आईबीसी के अंतर्गत राष्‍ट्रीय कंपनी वि‍धि अधिकरण (एनसीएलटी) में मामले दायर किए गए हैं। 
सरफासी अधिनियम, 2002 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा उधारदाता द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति का 30 दिन के भीतर कब्‍जा प्राप्‍त करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्‍त, वसूली में तीव्रता लाने के लिए छह नये ऋण वसूली अधिकरणों की स्‍थापना की गई है।
इसके अलावा, पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत पीएसबी ने सख्‍ती से वसूली के लिए दबावग्रस्‍त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्‍स का सृजन किया है, स्‍वच्‍छ और प्रभावी निगरानी हेतु स्‍वीकृति पूर्व और स्‍वीकृति पश्‍चात अनुवर्ती भूमिकाओं को अलग-अलग किया है, ऑनलाइन एक बारगी निपटान प्‍लेटफार्मों का सृजन प्रारंभ किया है और विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों के माध्‍यम से उच्‍च मूल्‍य खातों की निगरानी आरंभ की है।
*****
   अनुबंध
सार्वजनि‍क क्षेत्र के बैंकों के एनपीए में कमी – बट्टे खाते के कारण (समझौता सहित)
राशि करोड़ रुपए में
	क्र.
सं.
	बैंक
	वित्‍तीय वर्ष
2015-16
	वित्‍तीय वर्ष
2016-17
	वित्‍तीय वर्ष
2017-18
	

	1
	इलाहाबाद बैंक
	2,126
	2,442
	3,635
	* पूर्ण प्रावधानीकरण के पश्चात बट्टे खाते डाले जाते हैं और आरबीआई के दिशानिर्देशों तथा बैंक बोर्डों के द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार वैसे ऋण, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया जाता है सहित अनर्जक ऋणों को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के  तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। इसके अलावा, ऐसे ऋण खातों में उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली निरंतर चलती रहती है और इस प्रकार बट्टे खाते डालने से उधारकर्ता को लाभ नहीं होता।

	2
	आंध्रा बैंक
	814
	1,623
	1,666
	

	3
	बैंक ऑफ बड़ौदा
	1,554
	4,348
	4,948
	

	4
	बैंक ऑफ इंडिया
	2,374
	7,346
	8,976
	

	5
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	903
	1,374
	2,460
	

	6
	केनरा बैंक
	3,387
	5,545
	8,310
	

	7
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	1,334
	2,396
	2,924
	

	8
	कार्पोरेशन बैंक
	2,495
	3,574
	8,228
	

	9
	देना बैंक
	760
	833
	661
	

	10
	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
	5,459
	2,868
	12,515
	

	11
	इंडियन बैंक
	926
	437
	1,606
	

	12
	इंडियन ओवरसीज बैंक
	2,067
	3,066
	6,908
	

	13
	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
	1,668
	2,308
	6,357
	

	14
	पंजाब एंड सिंध बैंक
	335
	491
	460
	

	15
	पंजाब नैशनल बैंक
	6,485
	9,205
	7,407
	

	16
	सिंडिकेट बैंक
	1,430
	1,271
	2,400
	

	17
	यूको बैंक
	1,573
	1,937
	2,735
	

	18
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
	792
	1,264
	3,477
	

	19
	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
	649
	714
	1,867
	

	20
	विजया बैंक
	510
	1,068
	1,539
	

	21
	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
	643
	1,560
	39,151
	

	22
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
	1,204
	1,430
	
	

	23
	भारतीय स्टेट बैंक
	15,955
	20,339
	
	

	24
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
	588
	161
	
	

	25
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
	1,156
	3,528
	
	

	26
	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
	398
	556
	
	


स्रोत: आरबीआई (वैश्विक परिचालन)

***

